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 Sixteenth  Loksabha

 an>

 Title:  The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Parliamentary  Affairs  made  a  statement  regarding

 Government  Business  for  the  remaining  part  of  the  12th  session  of  16th  Lok  Sabha  and  submission

 made  by  Members.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND  FARMERS  WELFARE

 AND  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  PARLIAMENTARY  AFFAIRS  (SHRI  5.5.

 AHLUWALIA):  With  your  permission,  Madam,  I  rise  to  *lay  a  statement  regarding  Government

 Business  for  the  remaining  part  of  the  Session.  It  will  consist  of:-

 1.  Consideration  of  any  items  of  Government  Business  carried  over  from  today’s  order  paper:-

 (It  contains  consideration  and  passing  of  (i)  The  Indian  Institute  of  Petroleum  and  Energy  (IIPE)

 Bill,  2017  and  (11)  the  Requisitioning  and  Acquisition  of  Immovable  Property  Amendment  Bill,

 2017)

 2.  Consideration  and  passing  of  the  following  Bills:

 (a)  The  State  Banks  (Repeal  and  Amendment)  Bill,  2017.

 (b)  The  Repealing  and  Amending  Bill,  2017.

 (c)  The  Central  Road  Fund  (Amendment)  Bill,  2017.

 (d)  The  Ancient  Monuments  and  Archaeological  Sites  and  Remains  (Amendment)  Bill,  2017.

 (e)  The  Public  Premises  (Eviction  of  Unauthorised  Occupants)  Amendment  Bill,  2017.
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 डॉ.  वीरेन्द्र  कुमार  (टीकमगढ़)  :  अध्यक्ष  महोदया  जी,  धन्यवाद।  कृपया  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में

 निम्नलिखित  विषयों  का  समावेश  किया  जाए  :-

 1.  ....  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  टीकमगढ़  में  स्पोर्ट्स  अथॉरिटी  ऑफ  इण्डिया  द्वारा  हॉकी  प्रशिक्षण  केंद्र  प्रारंभ  किया  गया

 है।  वहां  पर  इनडोर  गेम्स  के  लिए  हॉल  भी  बनवाए  गए  तथा  मैदान  भी  है  परंतु  बाहर  से  आने  वाले  खिलाड़ियों  के  लिए

 छात्रावास की  सुविधा  नहीं  है।  अतः  देश  के  सभी  क्रीड़ा  स्थलों  के  साथ  ही  टीकमगढ़  में  भी  खिलाड़ियों  के  लिए

 छात्रावास  भवन  निर्माण  कराने  हेतु  खेल  प्राधिकरण  से  राशि  दिलाए  जाने  की  आवश्यकता है।

 2.  मध्य  प्रदेश  के  छतरपुर  जिले  में  पर्याप्त  मात्रा  में  मिनरल्स  उपलब्ध  है।  खनन  का  कार्य  केवल  निजी  क्षेत्र  के

 सम्पन्न  लोगों  द्वारा  ही  किया  जा  रहा  है।  ग्रेनाईट  यहां  से  बड़ी  मात्रा  में  कांडला  बंदरगाह  से  होकर  विदेशों  में  जा  रहा

 है।  केंद्र  सरकार  द्वारा  वहां  प्लांट  लगाकर  क्षेत्र  के  युवाओं  को  रोजगार  उपलब्ध  कराने  की  आवश्यकता  है।
 धन्यवाद।

 SHRI  RABINDRA  KUMAR  JENA  (BALASORE):  Madam,  I  would  like  to  submit  the  following  two

 matters  to  be  included  in  the  list  of  business  for  the  coming  week:

 1)  Attention  needed  for  Non-Corporate  Sector  in  our  economy:  It  is  observed  that  the  fuel  to  our

 high  economic  growth  especially  after  the  1991  reforms  came  from  the  Unincorporated
 Sector  businesses  (Mostly  partnership  and  Proprietorship).  In  2012,  this  sector  contributed
 about  45  per  cent  of  National  Income  whereas  the  corporate  sector  contributes  only  about  18-
 21  per  cent.  These  P&P  firms  are  counted  under  household  for  savings  data  and  it  is  observed
 that  households  contribute  60-65  per  cent  of  savings  in  our  economy  whereas  their  share  of
 formal  credit  has  declined  from  58  per  cent  in  1990  to  36  per  cent  in  2012.  For  the  corporate
 sector  which  contributes  lesser  to  savings,  the  share  of  credit  has  increased.  There  is,
 therefore,  a  mismatch  in  sectoral  credit  allocation  and  economic  planning  in  our  country.

 2)  Need  to  revise  the  criteria  for  IGNDP:  The  disability  pensions  in  India  play  a  significant
 role  in  ensuring  social  security  for  the  most  vulnerable  in  the  society:  The  Divyang.  In  this

 light,  it  has  been  observed  that  the  Indira  Gandhi  Disability  Pension  (IGNDP)  has  some  strict

 eligibility  criteria  like  18  years  and  above,  income  below  poverty  line,  minimum  80  per  cent

 disability  and  the  amount  paid  if  a  beneficiary  is  eligible  under  all  these  criteria  is  Rs.300.
 These  stringent  criteria  especially  the  80  per  cent  disability  one,  excludes  the  vst  majority  of

 Divyangs  and,  therefore,  needs  immediate  change.  There  are  best  practices  like  the  criteria
 under  Madhu  Babu  Pension  Yojana  of  Odisha  State,  in  which  everyone  above  the  age  of  5
 with  a  disability  of  minimum  40  per  cent  is  eligible.

 2/5



 श्री  छेदी  पासवान  (सासाराम)  :  महोदया,  कृपया  अगले  सप्ताह  की  कार्य  सूची  में  मेरे  दो  विषयों  को  सम्मिलित

 किया  जाए।

 1.  .....  मेरे  द्वारा  गोद  लिए  गये  “सांसद  आदर्श  ग्राम  पंचायत-महिदपुर,'  थाना-चैनानी,  जिला-रोहतास  (सासाराम)

 बिहार  में  इस  क्षेत्र  के  नागरिकों  के  सर्वांगीण  विकास  एवं  मूलभूत  सेवाओं  को  विकसित  करने  हेतु  “प्लास्टिक  पार्कਂ

 स्थापित  किया  जाए,  जिससे  इस  क्षेत्र  के  बेरोजगार  युवक-युवतियां  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  आत्म  निर्भर  हो

 सकें।  यहां  पर्याप्त  मात्रा  में  जल  संसाधन  विभाग  की  बेकार  पड़ी  भूमि  भरपूर  मात्रा  में  उपलब्ध  है।

 2.  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  सासाराम  (बिहार)  में  योग  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  कर  सभी  विद्यालय/  महाविद्यालयों  में  योग

 शिक्षकों  की  नियुक्ति  की  जाए।  योग  गुरू  बाबा  रामदेव  जी  एवं  माननीय  प्रधान  मंत्री,  श्री  नरेन्द्र  मोदी  जी  ने  अंतर्राष्ट्रीय

 स्तर  पर  “योग  दिवसਂ  का  शुभारम्भ  कर  देश  को  शिखर  पर  पहुंचाया,  जिसके  लिए  हम  सब  आभारी  हैं।  योग के

 निरंतर  अभ्यास  से  शरीर  ही  नहीं  बल्कि  मन  एवं  मस्तिष्क  भी  स्वस्थ  रहता  है,  जिससे  मैं  स्वयं  लाभान्वित  हूं।  योग

 भावनात्मक  और  अध्यात्मिक  स्तर  पर  स्वस्थ  रहने  की  जीवन  शैली  है।

 श्री  भानु  प्रताप  सिंह  वर्मा  (जालौन)  :  महोदया,  राजस्थान,  मध्य  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  में  सिंचाई  के  लिए

 महत्वपूर्ण  नदियां  यमुना,  चम्बल,  क्वारी,  सिंधु  और  पहुच  के  जनपद  जालौन  उ.प्र.  में  संगम  स्थान  पंचनदा  पर  बांध

 निर्माण  को  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में  सम्मिलित  करने  का  कट  करें।

 कोंच-जालौन-उरई  रेल  मार्ग  परियोजना  जिसका  सर्वे  अभी  हाल  ही  में  उत्तर  मध्य  रेलवे  द्वारा  पूरा  कर  लिया

 गया  है,  इस  परियोजना  को  मंत्रालय  द्वारा  स्वीकृत  करने  को  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में  सम्मिलित  करने  का  कष्ट
 करें।

 DR.  A.  SAMPATH  (ATTINGAL):  The  declaration  of  a  Railway  Coaching  Yard  at  Nemom  in  Pallichal

 Gram  Panchayat  in  Attingal  Lok  Sabha  Constituency  is  yet  to  be  fulfilled.  Railway  traffic  congestion  is

 increasing  day  by  day  in  the  Thiruvananthapuram  Division.  Hence,  I  request  for  the  formation  of  a

 Railway  Zone  having  its  headquarters  at  Kerala.  There  is  a  long  pending  demand  of  the  people  in  the

 Chirayinkeezhu  for  a  two-minute  stoppage  for  Parasuram  Express.  113  years  old  Kadakkavur  Railway
 station  should  be  declared  as  a  Heritage  Station  and  stoppages  for  more  trains  may  be  allowed  at

 Varkala  Sivagiri  Station  should  be  provided.

 The  Attingal  town  is  the  centre  of  my  Lok  Sabha  Constituency  and  is  one  of  the  oldest  ones  in  the

 whole  State  of  Kerala  having  its  history  and  tradition  from  the  pre-Independence  era.  This  ever  growing
 urban  area  is  experiencing  severe  traffic  jams  and  congestions  on  the  NH-47.  At  present,  the  Attingal

 Municipality  is  trying  its  best  for  widening  the  portion  of  the  NH-47  which  passes  through  the  town

 with  people’s  participation.  The  construction  of  a  by-pass  for  the  existing  NH  at  Attingal  is  also
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 envisaged  by  the  NHAI  simultaneously.  So,  I  request  you  to  be  kind  enough  to  take  urgent  steps  for  the

 construction  of  the  said  Attingal  by-pass  in  this  stretch  of  NH-47.

 श्री  रामसिंह  राठवा  (छोटा  उदयपुर):  महोदया,  निम्नलिखित  दो  विषयों  पर  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में

 सबमिशन  के  अंतर्गत  मुझे  बोलने  की  अनुमति  दी  जाए।

 (1)...  मेरा  छोटा  उदयपुर  लोक  सभा  संसदीय  मत  क्षेत्र  आदिवासी  जनसमुदाय  एवं  पहाड़ी  पिछड़ा  क्षेत्र है।  छोटा

 उदयपुर  जिला  के  कवांट  तहसील  के  “बड़वानी,”  “कोटंबी,”  नसवाडी  तहसील  के  “केवडी-घारसीमेल”  बोडेली

 तहसील  के  “झंड  हनुमानਂ  एरिया  में  बीएसएनएल  टेलीफोन  और  ब्रॉडबैंड  इंटरनेट  की  सुविधा  न  होने  की  वजह  से

 आम  जनता  को  परेशानी  हो  रही  है।  इसी  को  मद्देनजर  रखते  हुए  जल्द  से  जल्द  यह  सुविधा  देने  का  प्रबंध  किया

 जाए।

 Q)  मेरा  लोक  सभा  संसदीय  मत  क्षेत्र  आदिवासी  जनसमुदाय  एवं  पहाड़ी  पिछड़ा  क्षेत्र  है  और  देश  की  सबसे  बड़ी

 योजना  सरदार  सरोवर  नर्मदा  योजना  का  मूल  स्थान  मेरे  संसदीय  मत  क्षेत्र  नर्मदा  जिले  के  नांदोद  तहसील  के

 मोबाइल  ब्रॉडबैंड  इंटरनेट  की  सुविधा  न  मिलने  के  कारण  जैसे  कि  108  और  इमरजेन्सी  आपातकालीन  सेवा  में  आम

 जनता  को  परेशानी  हो  रही  है  और  हमारी  जनता  नाराजगी  महसूस  कर  रही  है।

 इसको  मद्देनजर  रखकर  हम  टेलीफोन  और  ब्रॉडबैंड  की  सुविधा  शुरू  करना  चाहते  हैं।  आपके  माध्यम  से

 माननीय  मंत्री  जी  की  ओर  से  कोई  ठोस  कदम  उठाये  जाने  के  लिए  मैं  निवेदन  एवं  अनुरोध  करता  हूं।

 श्री  रवीन्द्र  कुमार  पाण्डेय  (गिरिडीह)  :  अध्यक्ष  महोदया,  अगले  सप्ताह  की  कार्य-सूची  में  निम्नलिखित  विषयों  को

 शामिल  करते  हुए  चर्चा  कराने  की  कृपा  की  जाए।

 (1.)  .  धनबाद,  कतरास,  चंद्रपुर  रेल  लाइन  विगत  दो  माह  से  बंद  होने  के  कारण  भारी  संख्या  में  आम  जनता  को

 कठिनाई हो  रही  है।  विभिन्न  संगठन  एवं  आम  जनता  विगत  दो  माह  से  लगातार  आंदोलनरत  है।  इसलिए  भारत

 सरकार  से  माँग  करता  हूँ  कि  धनबाद  मण्डल  के  अंतर्गत  उक्त  रेल  लाइन  को  अविलंब  चालू  किया  जाए।

 2.)  कोल  इण्डिया की  अनुषांगिक  कंपनी  सेंट्रल  कोल  फील्ड  लिमिटेड  का  कथारा  क्षेत्र  के  अंतर्गत  कथा रा  बाशरी

 एवं  स्वांग  बाशरी  में  वर्षों  से  स्थायी  प्रकृति  के  कार्य  में  लगातार  कार्यरत  सैकड़ों  ठेका  श्रमिकों  की  अचानक  छँटनी  कर

 दी  गयी है।  उनका  बकाया  वेतन  का  भुगतान  भी  नहीं  किया  जा  रहा  है।  अतएव  उक्त  श्रमिकों को  पुनः  नियोजित

 किया  जाए  एवं  उनके  बकाया  वेतन  का  भुगतान  कराने  हेतु  यथोचित  कार्रवाई  की  जाए।
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 श्री  अजय  मिश्रा  टेनी  (खीरी)  :  अध्यक्ष  महोदया,  कृपया  निम्नलिखित  विषय  आगामी  सप्ताह  की  कार्य  सूची  में
 शामिल करने  का  कष्ट  करें।

 (1.)  .  प्रधान  मंत्री  भारतीय जन  औषधि  केन्द्र,  भारत  सरकार  की  महत्वपूर्ण  योजना  है,  जिसका  उद्देश्य  लोगों  से  सस्ते

 दामों  पर  दवाएं  उपलब्ध  कराना  है।  उक्त  औषधि  केन्द्रों  को  लाइसेंस  व  स्थान  उपलब्ध  कराने  हेतु  प्रदेश  सरकारों  व

 संबंधित  अधिकारियों  व  विभागों  को  स्पष्ट  व  व्यावहारिक  निर्देश  दिए  जाएँ।  ... #

 माननीय  अध्यक्ष  :  श्री  अश्विनी  कुमार  चौबे  उपस्थित  नहीं।

 डॉ.  किरिट  पी.  सोलंकी  (अहमदाबाद)  :  अध्यक्ष  महोदया,  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  अगले  सप्ताह  की  कार्य  सूची

 में  उक्त  विषय  का  समावेश  किया  जाए।

 डॉ.  भीमराव  अम्बेडकर  फाउंडेशन  के  जीर्णोद्धार  के  लिए  गुजरात  सरकार  ने  छह  करोड़  रूपये  की  धनराशी

 आवंटित  की  है।  उक्त  फाउंडेशन  के  लिए  केंद्र  सरकार  भी  इतनी  ही  धनराशी  आवंटित  करे,  जिससे  उक्त

 फाउंडेशन  में  स्थित  लाइब्रेरी,  ऑडिटोरियम  व  रिसर्च  सेंटर  को  वातानुकूलित  एवं  अन्य  सुविधाओं  से  सुशोभित  किया
 जाए।
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